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Cooperative societies are an important part of India’s economic and social system, especially in rural development and financial inclusion. However, recent data presented in Parliament by Union Cooperation Minister Amit Shah has raised serious concerns.

Extent of the Crisis
According to data presented by the central government in Parliament:
· Out of a total of 8.48 lakh cooperative societies: 
· 3.49 lakh are profitable 
· 2.11 lakh are running at a loss 
· 1.41 lakh are non-functional 
· 47,688 are under liquidation 

Defunct Cooperative Societies
· Uttar Pradesh: 41.8% (16,997) – highest 
· Madhya Pradesh: 34.4% 
· Rajasthan: 31.8% 
· Andhra Pradesh: 30.1% 
· West Bengal: 27.8% 
Worse conditions in smaller states:
· Nagaland: 72.7% 
· Delhi: 67.1% 
· Sikkim: 55.3% 
· Manipur: 52% 
· Chandigarh: 46.4% 
Better-performing states:
· Maharashtra: 2.26 lakh societies, only 1.21% defunct 
· Gujarat: 7.25% 
· Karnataka: 7.54% 
· Haryana: 8.23% 
Although western and southern states have more functional societies, many are still loss-making or under liquidation.

Loss-making Cooperative Societies
· On average, 31.75% of cooperative societies in major states are running at a loss 
· Telangana: 47.22% 
· Haryana: 41% 
· Madhya Pradesh: 38% 

Cooperative Societies Under Liquidation
Liquidation is the legal process of closing down an organization, selling its assets, and using the proceeds to repay creditors and employees.
· Total: 47,688 societies under liquidation 
· 93% concentrated in five states: 
· Maharashtra 
· Gujarat 
· Telangana 
· Karnataka 
· Madhya Pradesh 

Sector-wise Challenges
1. Dairy Cooperatives
· Important for cushioning agricultural shocks (as per NABARD) 
· 14,251 societies are non-functional or under liquidation 
Issues:
· Decline in milk prices post-COVID 
· Rising input costs 
· Low margins despite 25% production increase (Oct 2024–Mar 2025) 

2. Housing Cooperatives
· Worst affected in Maharashtra and Gujarat 
Reasons:
· Depositor losses in scam-hit banks like PMC, New India, and Mumbai Bank 
· Non-payment of maintenance charges 
· Mismanagement of funds 
· Delays in redevelopment 

3. Credit and Thrift Cooperatives
· Small-scale financial institutions 
Issues:
· Very low capital (often below ₹1 lakh) 
· Lack of direct RBI supervision 
· Arbitrary interest rate setting 
· High borrowing costs → defaults → losses 
· Poor management 

4. Labour Cooperatives
· Crucial for workers in the informal sector 
Issues:
· Weak financial capacity (especially in Telangana) 
· Poor contracts and low income 
· High GST burden 

5. Women Cooperatives
· Perform well in most states but face challenges in some 
· Madhya Pradesh: 8,495 defunct 
· Telangana: 562 non-functional 
Issues:
· Limited access to finance 
· Lack of business networks 
· Social constraints 
· Low scheme utilization (60% awareness but only 25% beneficiaries) 
· Family responsibilities 

Way Forward
The government has initiated reforms through the National Cooperative Policy, 2025, but more steps are needed:
· Ensure professional management and transparency 
· Reduce political interference 
· Strengthen regulatory oversight (especially for small cooperatives) 
· Improve access to financial assistance and institutional credit 
· Simplify GST processes for small labour cooperatives 
· Sector-specific reforms (dairy, housing, labour) 
· Support women cooperatives with finance, market access, and social backing 
· Maintain balance between central and state roles 

Conclusion
While reforms have begun, sustained and targeted efforts are essential to ensure the long-term stability, efficiency, and inclusiveness of India’s cooperative sector.




[image: ]भारत के सहकारी क्षेत्र संकट में
सहकारी संस्थाएँ भारत की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, विशेषकर ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में इनकी बड़ी भूमिका है। हाल ही में संसद में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने गंभीर चिंताएँ उजागर की हैं।

संकट की स्थिति (Extent of Crisis)
केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:
· कुल 8.48 लाख सहकारी संस्थाओं में से: 
· 3.49 लाख लाभ में हैं 
· 2.11 लाख घाटे में हैं 
· 1.41 लाख गैर-कार्यात्मक हैं 
· 47,688 परिसमापन (liquidation) में हैं 

निष्क्रिय सहकारी संस्थाएँ (Defunct Cooperatives)
· उत्तर प्रदेश: 41.8% (16,997) – सर्वाधिक 
· मध्य प्रदेश: 34.4% 
· राजस्थान: 31.8% 
· आंध्र प्रदेश: 30.1% 
· पश्चिम बंगाल: 27.8% 
छोटे राज्यों की स्थिति और खराब:
· नागालैंड: 72.7% 
· दिल्ली: 67.1% 
· सिक्किम: 55.3% 
· मणिपुर: 52% 
· चंडीगढ़: 46.4% 
बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य:
· महाराष्ट्र: 2.26 लाख सहकारी संस्थाएँ, परंतु केवल 1.21% निष्क्रिय 
· गुजरात: 7.25% 
· कर्नाटक: 7.54% 
· हरियाणा: 8.23% 
हालाँकि पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में अधिक संस्थाएँ कार्यशील हैं, फिर भी कई घाटे में या परिसमापन में हैं।

घाटे में चल रही सहकारी संस्थाएँ
· प्रमुख राज्यों में औसतन 31.75% सहकारी संस्थाएँ घाटे में 
· तेलंगाना: 47.22% 
· हरियाणा: 41% 
· मध्य प्रदेश: 38% 

परिसमापन में सहकारी संस्थाएँ
 परिसमापन (Liquidation) वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी को बंद किया जाता है, उसकी संपत्तियों (assets) को बेचा जाता है और प्राप्त नकदी से उसके लेनदारों (creditors) व कर्मचारियों के बकाए का भुगतान किया जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यवसाय दिवालिया हो जाता है या अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है।
· कुल 47,688 संस्थाएँ परिसमापन में 
· इनमें से 93% पाँच राज्यों में केंद्रित: 
· महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश 

क्षेत्र-वार चुनौतियाँ (Sector-wise Challenges)
1. डेयरी सहकारी संस्थाएँ
· NABARD के अनुसार कृषि झटकों से बचाव में महत्वपूर्ण 
· 14,251 संस्थाएँ गैर-कार्यात्मक/परिसमापन में
समस्याएँ: 
· कोविड के बाद दूध कीमतों में गिरावट 
· लागत में वृद्धि 
· 25% उत्पादन वृद्धि (Oct 2024–Mar 2025) के बावजूद मार्जिन कम 

2. आवास (Housing) सहकारी संस्थाएँ
· महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक संकट
कारण: 
· PMC, New India, Mumbai Bank जैसे घोटालेग्रस्त बैंकों में जमाकर्ताओं का पैसा डूबना 
· मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान न होना 
· फंड का कुप्रबंधन 
· लंबी पुनर्विकास प्रक्रिया 

3. क्रेडिट और थ्रिफ्ट सहकारी संस्थाएँ
· छोटे स्तर की वित्तीय संस्थाएँ
समस्याएँ: 
· बहुत कम पूंजी (₹1 लाख से कम) 
· RBI की प्रत्यक्ष निगरानी नहीं 
· ब्याज दरों का असंतुलित निर्धारण 
· उच्च ऋण लागत → डिफॉल्ट → घाटा 
· खराब प्रबंधन 

4. श्रमिक (Labour) सहकारी संस्थाएँ
· असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण
समस्याएँ: 
· तेलंगाना में कमजोर वित्तीय क्षमता 
· खराब अनुबंध और कम आय 
· उच्च GST बोझ 

5. महिला सहकारी संस्थाएँ
· अधिकांश राज्यों में अच्छा प्रदर्शन, पर कुछ में संकट 
· मध्य प्रदेश: 8,495 निष्क्रिय संस्थाएँ 
· तेलंगाना: 562 गैर-कार्यात्मक 
समस्याएँ:
· वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच 
· व्यवसायिक नेटवर्क की कमी 
· सामाजिक बाधाएँ 
· योजनाओं का कम लाभ (60% जागरूक, पर केवल 25% लाभान्वित) 
· पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव 

आगे की राह (Way Forward)
सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के माध्यम से सुधारों की शुरुआत की है, लेकिन और प्रयास आवश्यक हैं:
· पेशेवर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना 
· राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना 
· मजबूत नियामक निगरानी (विशेषकर छोटी संस्थाओं के लिए) 
· वित्तीय सहायता और संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना 
· छोटे श्रमिक सहकारी संस्थाओं के लिए GST प्रक्रिया सरल बनाना 
· डेयरी, आवास और श्रमिक क्षेत्रों में क्षेत्र-विशेष सुधार 
· महिला सहकारी संस्थाओं को वित्त, बाजार और सामाजिक समर्थन प्रदान करना 
· केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना 

निष्कर्ष
हालाँकि सरकार ने सुधारों की शुरुआत की है, लेकिन सहकारी क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है।
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Cooperatives of India: 47.05% of India’s societies defunct,
under liquidation or in loss

Story so far: The dire financial crisis India's cooperative societies are in was on full
display on March 10 when Centre informed Lok Sabha...





